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laHkkj ra= vkSj igqap ds dkj.kksa ls iz;ksx esa ugha yk;s tk jgs 'kkSpky;

1802- 
Jh lat; flag% 

D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ;g lp gS fd LoPN Hkkjr fe'ku ¼,lch,e½ ds varxZr fufeZr 'kkSpky; viz;qDr gSa vkSj laHkkj ra=] igqap rFkk lkekftd dkj.kksa ls iz;ksx esa ugha yk;s tk jgs gSa( 
¼[k½ ;fn gka] rks ljdkj }kjk bl izdkj ds lkekftd rFkk igqap lacaèkh dkj.kksa ls fuiVus rFkk 'kkSpky;ksa rd turk dh igqap lqdj cukus ds fy, foxr rhu o"kks± ds nkSjku D;k dne mBk, x;s gSa( vkSj 
¼x½ iz;ksx ugha djus ds D;k dkj.k gSa vkSj 2015 ls bu dkj.kksa ls fuiVus gsrq o"kZ&okj D;k dne mBk, x, gSa\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क): स्‍वच्‍छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत, निर्मित किए गए शौचालयों का उपयोग किया जा रहा है और आज की तारीख तक ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। स्‍वच्‍छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के संबंध में, जो पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय के अधीन आता है, एक संयंत्र सत्‍यापन एजेंसी के माध्‍यम से वर्ष 2017-18 में एक राष्‍ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्‍वच्‍छता सर्वेक्षण (एनएआरएसएस) करवाया गया था। सैम्‍पल सर्वेक्षण के अनुसार, शौचालयों की सुविधा वाले 93.4% ग्रामीण परिवारों को शौचालयों का नियमित उपयोग करते हुए पाया गया। इस तरह बहुत कम और इक्‍की दुक्‍की घटना हैं जहां शौचालयों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। 
(ख) और (ग): स्‍वच्‍छता प्रमुखत: व्‍यवहार से संबंधित मुद्दा है। इसमें खुले में शौच जाने की लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करना तथा स्‍वच्‍छता की सुरक्षित प्रथाओं को अपनाना शामिल है। राज्‍य पारस्‍परिक संवाद (पीसी) सहित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान भी चला रहे हैं। कई राज्‍य सामुदायिक दृष्टिकोणों पर विशेष ध्‍यान दे रहे हैं जिसमें लोगों को सीधे अंतर-सक्रिय/समुदाय आधारित उत्‍प्रेरक उपकरणों का उपयोग कर स्‍वच्‍छता तथा साफ-सफाई के महत्‍व के बारे में जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्‍त, लोगों को शिक्षित करने के लिए परम्‍परागत आईईसी-उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा क्षमता निर्माण क्रियाकलापों पर व्‍यय की जा रही निधियों का प्रतिशत निम्‍नानुसार है:
	
	केंद्रीय स्‍तर 
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र स्‍तर 

	स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) 
	कार्यक्रम निधि का 4.20%
	कार्यक्रम निधि का 12.50%

	स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण)
	कार्यक्रम निधि का 3% 
	कार्यक्रम निधि का 5% 
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